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हररत इस्पात उत्पादन िो बढाने िे किए प्रोत्साहन योजना 

2389 # श्रीमती दर्शना कसांहः   

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करें गे ककिः  

(क) क्या सरकार हररत इस्पात उत्पादन को बढावा देने हेतु प्रौद्योकगकी उन्नयन, हररत हाइड्र ोजन तथा ऊजाा 

दक्षता के कलए एक नई प्रोत्साहन योजना लाने का कवचार रखती है; 

(ख) कवशेष इस्पात हेतु पीएलआई योजना 1.1 तथा पीएलआई योजना 1.2 के अंतगात स्वीकृत पररयोजनाओ ं

से हुए कनवेश, उत्पादन तथा सृकजत रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; 

(ग) क्या भारत-किटेन व्यापक आकथाक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) के पश्चात इस्पात कनयाात बढाने हेतु 

कोई काया योजना तैयार की गई है; और 

(घ) घरेलू इस्पात उद्योग की प्रकतस्पर्ाात्मकता बढाने तथा कवशेष इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार ने 

कौन-से प्रमुख कदम उठाए हैं? 

उत्तर 

इस्पात राज्य मांत्री              (श्री भूपकतराजु श्रीकनवास वमाश) 

(क) सरकार ने ग्रीन स्टील उत्पादन को बढावा देने के कलए प्रौद्योकगकी उन्नयन, ग्रीन हाइड्र ोजन और ऊजाा 

दक्षता के कलए कनम्नकलद्धखत पहल की हैं:  

(i) इस्पात मंत्रालय ने कम उत्सजान वाले इस्पात को पररभाकषत करने और वगीकृत करने के 

कलए ग्रीन स्टील हेतु वगीकरण जारी ककया।  

(ii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊजाा मंत्रालय द्वारा शुरू ककए गए राष्ट्र ीय हररत हाइड्र ोजन कमशन 

के तहत कवत्त वषा 2029-30 तक इस्पात के्षत्र में ग्रीन हाइड्र ोजन के उपयोग के कलए पायलट 

पररयोजनाओ ंके कायाान्वयन हेतु इस्पात मंत्रालय को 455 करोड़ रुपये आवंकटत ककए गए हैं। राष्ट्र ीय 

हररत हाइड्र ोजन कमशन के तहत इस्पात के्षत्र में हाइड्र ोजन के उपयोग के कलए चार पायलट 

पररयोजनाएं प्रदान की गई हैं। 

(iii) इस्पात मंत्रालय ने इस उदे्दश्य के कलए इस मंत्रालय द्वारा गकठत 14 टास्क फोसा की 

कसफाररशो ंके आर्ार पर "ग्रीकनंग द स्टील सेक्टर इन इंकड्या”: रोड्मैप और एक्शन प्लान" शीषाक 

से एक ररपोटा जारी की है, जो 2070 तक कनवल-शून्य लक्ष्य की ओर ग्रीन स्टील और संर्ारणीयता 

के कलए रोड्मैप प्रदान करती है। यह ररपोटा इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 

जारी...2/- 
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(iv) नवीन एवं नवीकरणीय ऊजाा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू ककया गया राष्ट्र ीय सौर 

कमशन सौर ऊजाा के उपयोग को बढावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सजान को कम करने में भी 

मदद करता है। 

(v) कवद्युत मंत्रालय ने कवकभन्न औद्योकगक के्षत्रो ंमें भारतीय काबान बाजार को कवकनयकमत करने 

के कलए कदनांक 28.06.2023 को काबान के्रकड्ट टर े कडं्ग योजना (सीसीटीएस) अकर्सूकचत की है, जो 

इस्पात संयंत्रो ंपर भी लागू होती है। 

(ख) से (घ): इस्पात एक कनयंत्रणमुक्त के्षत्र है, और सरकार देश में इस्पात के्षत्र के कवकास के कलए अनुकूल 

नीकतगत वातावरण सृकजत  कर एक सुकवर्ाप्रदाता के रूप में काया करती है। आयात, कनयाात, रोजगार आकद 

के संबंर् में कनणाय इस्पात कंपकनयो ंद्वारा प्रौद्यो-वाकणद्धज्यक कवचारो ंऔर बाजार की गकतशीलता के आर्ार पर 

कलए जाते हैं। 

सरकार ने 6322 करोड़ रुपये के कवत्तीय पररव्यय के साथ कवशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबि प्रोत्साहन 

(पीएलआई) योजना शुरू की है। इस योजना का उदे्दश्य कनवेश और मूल्यवकर्ात कवशेष इस्पात के घरेलू 

उत्पादन को बढावा देकर, आयात कनभारता कम करके और घरेलू कवकनमााण क्षमताओ ंको मजबूत करके 

घरेलू इस्पात उद्योग की प्रकतस्पर्ाात्मकता को बढाना है। इस योजना के तहत, 15 राज्यो ंमें 100 कंपकनयो ंको 

शाकमल करते हुए 167 पररयोजनाओ ंको मंजूरी दी गई है। कदनांक 30 जून, 2026 तक, प्रकतभागी कंपकनयो ं

ने लगभग  26,320 करोड़ रुपये का कनवेश ककया है, 14,974 व्यद्धक्तयो ंके कलए प्रत्यक्ष रोजगार सृकजत ककया 

है और लगभग 3.7 कमकलयन टन का संचयी वृद्धिशील उत्पादन और आयात प्रकतस्थापन हाकसल ककया है।  

 

***** 

 


